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राष् ट्र�य खाद्य सुर�ा कानून तथा कृ�ष और �कसान 

प्रभात कुमार रॉय 
 
भूखे भजन न हो गोपाला/ ले ले अपनी कंठ� माला 
भूख वस् तुत: एक ऐसी िस्थ�त जो मनुष् य को कुछ भी करने के �लए �ववश कर सकती है। तभी तो नजीऱ 
अक़बराबाद� फरमाते ह�. 
�दवाना आदमी को बनाती ह� रो �टयां/ 
खुद नाचती है सबको नचाती ह� रो�टयां/ 
बूढा चलाए ठेले को फाक� से झूल के/ 
बच् चा उठाए बोझ �खलौने को भूलके/ 
देखा ना जाए सब वो �दखाती ह� रो�टयां/.... 
यूएनडीपी के ऑकंडो ़पर यक�ऩ �कया जाए तो भारत म� भखेू पेट सोने वालो क� संख् या तकर�बन 40 करोड़ 
तक पँ हुच चुक� है। यूएनडीपी द्वारा तो हमारे राष् ट्र के आठ राज् य� उत् तर प्रदेश, �बहार, मध् य प्रदेश, राजस् थान, 

उडीस़ा, झारखंड, छत् तीस गढ़ और पिश्चम बंगाल को द�ुनया सबसे गर�ब अफ्र�का के 26 देश� से भी अ�धक 
भूखा और गर�ब क़रार �दया गया है। गर�बी रेखा से जीने वाले भारतवा�सय� का पैमाना ह� महज 2400 कलौर� 
खुराक़ रह� है। िजन लोग� को यह �नधार्�रत कलौर� हा�सल नह�ं हुआ करती, �सफर्  वे ह� तो गर�बी रेखा के भी 
नीच ेतसल�म �कए जात ेह�। देश के कुल बच् च� क� आबाद� के पचास फ�सद� बच् च� तो कुपो�षत रहने के �लए 
अ�भशप् त रहे ह� । 
हुकूमत ए �हदंसु् तान ने राष् ट्र�य खाद्य सुर�ा कानून (नेशनल फूड �सक् यू�रट� एक् ट) लान ेऐलान कर �दया है। 
देश म� खाद्य पदाथ� क� आसमान छूती हुई क�मत� के कारण तो इस कानून क� प्रासं�गकता और भी अ�धक 
बढ़ गई है। �कंतु राष् ट्र�य आ�थर्क सलाहकार प�रषद ने एक गर�ब प�रवार को प�तीस �कलो से अ�धक अनाज 
प्रदान करने से स् पष् ट इंकार कर �दया है। जब�क पांच व् यिक्तय� के गर�ब मेहनतकश प�रवार को सत् तर �कलो 
प्र�तमाह अनाज चा�हए। भारत तईस करोड़ टन खाद्यान् न प्र�तवषर् उत् पन् न करता है और इसम� सरकार� खर�द 
महज पांच करोड़ टन क� ह� है। देश के सभी नाग�रक� को सकल खाद्य का अ�धकार प्रदान करने स् थान पर, 

य�द हुकूमत केवल गर�ब� के �लए यह प्रावधान करती तो संभवतया यह साथर्क तौर पर लागू �कया जा सकता 
था। भारत म� प्र�त व् यिक्त खाद्यान् न पदाथ� क� उपलब् धता पांच सौ ग्राम से कम है, जब�क चीन म� यह तीन 
�कलो ग्राम है। चीन क� आबाद� भारत से केवल 20 करोड़ ह� अ�धक है और वह भारत के 23 करोड़ टन के 
मुकाबले 50 करोड टन खाद्यन् न पैदा करता है। चीन अपनी आबाद� को बाकायदा कंट्रोल कर चकुा है और 
भारत क� आबाद� अबाध ग�त से बढ़ रह� है। आ�खरकार �फर कैसे भारतवषर् क� सरकार ऐसी नी�तय� के चलते 
इतनी �वशाल आबाद� का पेट भर सकेगी, िजन आ�थर्क नी�तय� के कारणवश दशक� से कृ�ष और �कसान तो 
देश के आ�थर्क हा�शए पर फ� क �दए गए ह�। 
राष् ट्र�य खाद्य सुर�ा कानून क� साथर्कता तभी मुम�कन हो सकती है, जब�क सवर्प्रथम उस जमीन क� �हफाज़त 
क� जाए जो�क खाद्य पदाथ� मखु् यत: अनाज, दाल, सब् जी, और फल� को पैदा करती है। उस जल क� �हफाज़त 
हो सके, जो�क वषार् के रूप म� सूखी जमीन को सरसब् ज़ करता है और सूखे के हालत म� धरती क� कोख से 
�नकल कर जमीन को िजंदगी प्रदान करता है। उन तमाम वषार् वन� क� �हफाजत हो जो�क सैलाब� और बाढ� 
को रोकते आए ह�। उस अन् नदाता �कसान क� �हफाज़त हो जो शस् यशामला धरा पर अपना खून पसीना एक 
करके समस् त देश का पेट भरता रहा है। इन तमाम सुर�ाओं के आभाव म� खाद्य सुर�ा कानून क� बात 
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एकदम ह� बेमानी है। 
क� द्र�य हुकूमत को कृ�ष के �वकास क� �कतनी �चतंा रह� है। लाल�कले से बोलत ेहुए प्रधानमतं्री मनमोहन �सहं 
ने कहा था �क कृ�ष �वकास दर को सात फ�सद� तक बढाने तक क� सरकार को�शश करेगी। आजकल यह दर 
महज तकर�बन ढाई फ�सद� है। भारतीय कृ�ष के सम�ुचत �वकास क� खा�तर हुकूमत ने एक सरकार� कमेट� का 
गठन अंजाम �दया है। इस कमेट� म� कृ�त्रम बीज उत् पादक मोस�टो और कार�गल कंप�नय� के नुमाइंदे शा�मल 
�कए गए। यक�ऩन अब खेती क� तरक् क� के �लए कृ�त्रम बीज� के उपयोग को बढावा �दया जाएगा। साथ ह� 
साथ उपज का बचाने के के �लए पुरानी तजर् पर ह� �वदेश से इंप�टेड क�टनाशक दवाओं को भी तरजीह प्रदान 
क� जाएगी। इस सब कवायद का फायदा �कसे �मलेगा इसम� अब कोई शक ओ शुबा नह�ं होना चा�हए। देश का 
�कसान इससे और अ�धक कंगाल होगा और देशी �वदेशी कंप�नयां और अ�धक मालामाल हो जाएगीं। 
क� द्र�य हुकूमत का �वज़न डाक् यमू�ट वषर् 2020 बयान करता है �क सकल राष् ट्र�य उत् पादन म� कृ�ष के 14 
फ�सद� योगदान को घटाकर केवल 6 फ�सद� तक लाना है। एक तरफ सरकार का यह ल� य है और दसूर� तरफ 
राष् ट्र�य खाद्य सुर�ा कानून क� खोखल� बात� ह�। शुरू से ह� सरकार� नी�तय� के कारण सकल राष् ट्र�य उत् पादन 
म� कृ�ष का योगदान �नरंतर ह� घटता चला गया। प्रथम पंचवष�य योजना के वक् त़ यह 53 फ�सद� था जो�क 
अब मात्र 14 फ�सद� रह गया। आजकल देश क� आबाद� का सत् तर फ�सद� �कसान� का है जो�क सन ्2020 
तक 60 फ�सद� रह जाएगी। 60 फ�सद� �कसान सकल राष् ट्र�य उत् पादन म� केवल 6 फ�सद� का ह� योगदान 
कर�ग�, तो �फर �कसान �कतने और अ�धक गर�ब हो जाएग�। शासक�य नी�तय� के कारण भारत म� खतेी बाडी ़तो 
एक जबरदस् त घाटे का सौदा बन ह� चुक� है। इन हालात के जार� रहते तकर�बन 70 फ�सद� �कसान कजर् �क 
बोझ तले दबा हुआ है। �कसान क� उपज का मूल् य �नधार्�रत करने के �लए जो मापदंड सन ्1949 म� अपनाया 
गया था, वह तो बदस् तूर आज भी जार� है। कृ�ष और �कसान क� भयावह लूट खसोट का स् पष् ट मकसद रहा, 
देश म� औद्यौ�गकरण क� रफ्तार को और तजेतर करना। युग� से �कसान� और मजदरू� के �हस् से के धन क� 
लूट से ह� जबरदस् त पूंजी सगं्रह होता आया है। केवल यह� वजह रह� �क �कसान क� उपज का मूल् य �नधार्रण 
हूकुमत ने अपने ह� हाथ� म� ले रखा है । मकु् त व् यापार को और खुले बाजार को अपना सबसे अहम �सद्धांत 
करार देने वाले पूंजीप�त गण और उनके �हमायती बु�द्धजीवी सरकार इस र��त नी�त पर खामोश खडे

़
 हुए ह�। 

�कसान� को सरकार� ब�क� से हा�सल होने वाले कजर् पर चक्रव�ृद्ध ब् याज का प्रावधान रहा है। अगें्रज� के काल 
तक म� यह कानून था �क ब् याज �कस भी सूरत म� मूलधन से ज् यादा नह�ं हो सकेगा। अब इस आजाद� के दौर 
म� कोई क् या कहे और क् या सुने। �कसान� का मूलधन से अनेक गुना ब ् याज अदा करना पड़ता है। जो राहत� 
और सहू�लयत� �कसान� को प्रदान करने का डकंा सरकार बजाती है वह तो उस तमाम लटू का एक �हस् सा मात्र 
है जो �कसान से क� जाती रह� है। इन् ह�ं �वषम हालात के कारण �वगत वष� म� लगभग देश के दो लाख 
�कसान आत् मघात के �ववश हो चुके ह�। 
देश को य�द वास् तव म� खाद्य सुर�ा प्रदान करने क� नीयत हुकूमत क� है तो स् पेशल इकान�मक जोन(सेज) 
क� कारपोरेट सािजश को प�रत् याग करके �कसान� क� छोट� जोत� को लाभकार� बनाने का संजीदा और सम�ुचत 
प्रयास करना होगा। अन् यथा �कसान� क� बबार्द� और उनक� लाश� पर अपनी मखमल� सेज सजाने वाल� आ�थर्क 
नी�तय� के �नमार्ता देश को कैसी खाद्य सुर�ा दे सकेग�। ग् लोब् लाइजेशन का नारा बंुलद करने वाले हो अथवा 
शाइ�नगं इं�डया क� दहुाई देने वालो क� आ�थर्क नी�तय� ने �कसान और कृ�ष को तबाह कर �दया है। 
प्रभात कुमार रॉय  
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